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दैनिक

पीएम मोदी ने मिशन शक्ति की उपलब्धियोों को किया उजागर
-बोले-भारत की प्रगति के केें द्र मेें नारी शक्ति
नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी 
ने सोमवार को महिला एवं बाल 
विकास मंत्री अन्नपूर््णणा देवी के लेख 
को साझा करते हुए कहा कि “नारी 
शक्ति” भारत के भविष्य के केें द्र 
मेें है। उन््होोंन�े कहा कि जैसे-जैसे 
भारत ‘अमृत काल’ मेें प्रवेश कर 
रहा है, नारी सशक्तिकरण सिर््फ  
एक नारा नही ं बल्कि एक राष्ट् रीय 
मिशन बन चुका है। पीएम मोदी 
ने कहा कि मिशन शक्ति के तहत 
सरकार महिलाओ ंके लिए गरिमा 
और अवसर सुनिश्चित कर रही है, 
जिसमेें वन-स्टॉप सेेंटर, फास्ट-ट््ररै क 
कोर््ट, हेल्पलाइन और सामाजिक 
सुरक्षा केें द्र शामिल हैैं। उन््होोंन�े 
लोगो ं से केें द्रीय मंत्री का लेख 
पढ़ने का आग्रह किया और इसे 
“समझदारीपूर््ण आत्मावलोकन” 
बताया। अन्नपूर््णणा देवी ने अपने लेख 
मेें महिलाओ ं की सुरक्षा, गरिमा 
और सशक्तिकरण को सरकार की 
सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन््होोंन�े 
मिशन शक्ति के तहत अब तक 
हुए प्रगति का उल्लेख किया और 
बताया कि 864 वन-स्टॉप सेेंटरो ं
ने 2015 से अब तक 12.67 लाख 
से अधिक महिलाओ ंको चिकित्सा, 
कानूनी, आश्रय और परामर््श 
सहायता प्रदान की है। साथ ही, 
181 महिला हेल्पलाइन, जो 35 

राज््योों और केें द्र शासित प्रदेशो ंमेें 
सक्रिय है, ने अब तक 93 लाख से 
अधिक महिलाओ ंकी मदद की है। 
लेख मेें यह भी बताया गया कि 745 
फास्ट ट््ररै क विशेष कोर््ट, जिनमेें 
404 पीओसीएसओ कोर््ट शामिल 
हैैं, ने 3 लाख से अधिक मामलो ं
का निपटारा किया है। पुलिस थानो ं
मेें महिलाओ ं के लिए हेल्प डेस्क, 
मानव तस्करी विरोधी यूनिट और 
निर््भया योजना के तहत परिवहन 
सुरक्षा उपाय महत्वपूर््ण हस्तक्षेप 
के रूप मेें शामिल हैैं। इसके 
अलावा, बेटी बचाओ बेटी पढ़़ाओ, 
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और 
कामकाजी महिलाओ ं के लिए 
सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने 
वाले सखी निवास जैसी योजनाओ ं

से महिलाओ ं को शिक्षा, मातृत्व 
सहायता और सुरक्षा मिल रही 
है। SANKALP हब्स के माध्यम 
से अब तक 27 लाख से अधिक 
महिलाओ ं को विभिन्न योजनाओ ं
और सेवाओ ं से जोड़़ा गया है। 
अन्नपूर््णणा देवी ने कहा कि महिलाएं 
भारत के “विकसित भारत” के 
लक्ष्य को हासिल करने मेें केें द्रीय 
भूमिका निभाती हैैं और मिशन 
शक्ति सरकार की कार््यप्रणाली 
को महिलाओ ं के सशक्तिकरण 
के केें द्र मेें रखकर बदल रहा है। 
पीएम मोदी ने भी अपने संदेश मेें 
इसे सही ठहराया और बताया कि 
नारी शक्ति अब केवल विचार नही ं
बल्कि हर स्तर पर लागू होने वाला 
मिशन बन चुका है।

अब बंगाल मेें भी लागू होगा नया वक्फ कानून
-ममता सरकार का बड़़ा यू-टर््न; महीनोों की ना के बाद हां
कलकत्ता । केें द्र के नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 
को महीनो ं तक टालने के बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने 
आखिरकार इस कानून को स्वीकार कर लिया है। राज्य 
सरकार ने सभी जिलाधिकारियो ंको निर्देश दिए हैैं कि राज्य 
की करीब 82000 वक्फ संपत्तियो ं का विवरण निर््धधारित 
समयसीमा 6 दिसंबर 2025 तक केें द्रीय पोर््टल (umeedmi-
nority.gov.in) पर अपलोड कर दिया जाए। यह जानकारी 
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियो ंने गुरुवार देर शाम दी। सूत््रोों ने 
बताया कि केें द्र ने राज््योों से छह दिसंबर तक सभी अविवादित 
वक्फ संपत्तियो ं की जानकारी अपलोड करने को कहा है, 
जिसके कारण राज्य प्रशासन ने तुरंत डेटा एंट््ररी  प्रक्रिया शुरू 
करने के लिए कदम उठाए हैैं।
राज्य सरकार का यू-टर््न क््यो ों महत्वपूर््ण है-
यह फैसला राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है क््योोंक�ि 
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार््वजनिक तौर पर घोषणा की 
थी कि वह इस नए कानून को पश्चिम बंगाल मेें लागू नही ं
होने देेंगी। अप्रैल मेें जब यह विधेयक संसद मेें पारित हुआ 
था, तब राज्य मेें व्यापक विरोध प्रदर््शन भी हुए थे। 9 अप्रैल 
को जैन समुदाय के एक कार््यक्रम मेें ममता बनर्जी ने कहा 
था- मैैं वक्फ संशोधन अधिनियम को बंगाल मेें लागू नही ंहोने 
दंूगी। हम 33 प्रतिशत मुसलमानो ंका राज्य हैैं, जो सदियो ंसे 
यहां रह रह हैैं। उनका संरक्षण करना मेरा कर््तव्य है। लेकिन 
उसके बाद कानूनी लड़़ाई मेें भी राज्य सरकार को राहत 
नही ं मिली। अदालत मेें याचिका दाखिल करने के बावजूद 
सरकार को अनुकूल फैसला नही ंमिला। अधिनियम की धारा 

3B के तहत सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियो ंकी जानकारी छह 
महीने के भीतर केें द्रीय पोर््टल पर डालना अनिवार््य है।
जिलाधिकारियों  को राज्य सरकार का विस्तृत निर्देश-
राज्य के अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव पी. बी. 
सलीम ने जिलाधिकारियो ं को भेजे पत्र मेें एक आठ बिदु 
कार््रवाई कार््यक्रम भी जारी किया है, जिसके तहत उम्मीद 
पोर््टल पर उपलब्ध सुविधा और प्रक्रिया को समझना और 
मुतवल्लियो,ं इमामो ंऔर मदरसा शिक्षको ंके साथ बैठकेें  / 
कार््यशालाएं करना भी शामिल है। अधिकारी ने बताया कि 
जिला मजिस्ट् रेट को भेजे गए पत्र मेें चार प्राथमिक निर्देश दिए 
गए हैैं। उनसे इमामो,ं मुअज्जिनो ं(मस्जिद मेें प्रति दिन पांच 
वक्त की नमाज कराने के लिए अजान लगाने वाला) और 
मदरसा शिक्षको ं के साथ बैठकेें  बुलाने और उन्हहें अपलोड 

करने प्रक्रिया समझाने को कहा गया है। उन््होोंन�े कहा कि 
जिलाधिकारियो ंको कहा गया है कि पोर््टल मेें केवल निर््वविरोध 
संपत्तियो ंको ही दर््ज किया जाए। अधिकारी ने कहा कि सभी 
जिलो ंको कहा गया है कि जहां भी तकनीकी सहायता की 
आवश्यकता हो वहां सुविधा केें द्र स््थथापित करेें ।” उन््होोंन�े 
कहा कि जिलो ं को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है 
कि कार््य बिना किसी देरी के हो। केें द्र सरकार ने इस वर््ष 
की शुरुआत मेें वक्फ अधिनियम 1995 के कई प्रावधानो ं
मेें संशोधन किया। हालांकि इनमेें से कुछ संशोधन अब भी 
उच्चतम न्यायालय मेें विचाराधीन हैैं, लेकिन राज्य सरकार के 
एक वरिष्ठ अधिकारी ने ध्यान दिलाया कि केें द्र के प्रस्तावित 
परिवर््तनो ंके कार््ययान्वयन पर कोई रोक नही ंहै। उन््होोंन�े कहा 
कि इसका अर््थ है कि राज्य को दी गयी समय-सीमा के भीतर 
निर्देश का पालन करना होगा। उन््होोंन�े बताया कि संशोधित 
नियमो ंके तहत पश्चिम बंगाल मेें 8,063 वक्फ सम्पत्तियो ंके 
मुतवल्लियो ं(वक्फ की देखभाल करने वालो)ं को छह दिसंबर 
तक यूएमआईडी पोर््टल पर अपनी पूरी संपत्ति का विवरण 
दर््ज कराना होगा।
कानून मेें प्रमुख बदलाव क्या हैैं-
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मेें कुछ बड़़े प्रावधान किए 
गए हैैं, जिनमेें वक्फ बोर््ड और वक्फ ट््ररि ब्यूनल मेें गैर-मुस्लिम 
सदस््योों की नियुक्ति और किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित 
करने को लेकर अंतिम निर््णय सरकार द्वारा लिए जाने का 
प्रावधान है। इन््हीीं  प्रावधानो ंको लेकर पश्चिम बंगाल सहित 
कई राज््योों मेें विरोध देखने को मिला था।

डीएसपी की वर्दी मेें दिखा निकहत का ‘दबंग’ स्वैग
-नए लुक से सोशल मीडिया पर उड़ाया गर््ददा
हैदराबाद । भारत की स्टार महिला 
बॉक्सर निकहत जरीन ने डीएसपी 
की वर्दी मेें अपने ‘दबंग’ स्वैग से 
तहलका मचा दिया है। निकहत 
जरीन ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 
अपने कुछ फोटोज शेयर किए 
हैैं, जिसमेें वह अपने नए लुक से 
सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर््चचा 
बटोर रही हैैं। बता देें  कि निकहत 
जरीन दो बार की वर्लल्ड चैैंप�ियन हैैं, 
जिन््होोंन�े साल 2022 और 2023 
मेें गोल्ड मेडल जीते हैैं। निकहत 
जरीन ने साल 2022 कॉमनवेल्थ 
गेम्स मेें गोल्ड और 2022 एशियन 
गेम्स मेें ब्रॉन््ज मेडल भी जीता है। 
डीएसपी की कुर्सी तक पहुुंचने 
के लिए निकहत जरीन को काफी 
संघर््ष करना पड़ा है। निकहत 
जरीन का जन्म 14 जून 1996 
को आंध्र प्रदेश के निजामाबाद मेें 
हुआ था। निकहत जरीन के पिता 
का नाम मोहम्मद जमील अहमद 
और मां का नाम परवीन सुल्ताना 
है। निकहत जरीन ने निजामाबाद 
के निर््मला हृदय गर्लल्स हाई स्कू ल 
से अपनी स्कू ली शिक्षा पूरी की 
थी। निकहत जरीन ने इसके 
बाद हैदराबाद के एवी कॉलेज से 
ह्यूमैनिटीज मेें स्नातक की पढ़़ाई की 
थी।
13 साल की उम्र मेें बॉक््सििंग 
सीखना शुरू कर दिया-
निकहत जरीन ने 13 साल की उम्र 

मेें बॉक््सििंग सीखना शुरू कर दिया 
था और इसमेें उन्हहें अपने पिता का 
भी सपोर््ट मिला। निकहत जरीन 
ने अपनी पढ़़ाई के साथ बॉक््सििंग 
को भी जारी रखा, लेकिन उन््होोंन�े 
चुनौतियो ं से हार नही ं मानी। 
निकहत जरीन के पिता मोहम्मद 
जमील अहमद उन्हहें हमेशा समर््थन 
देते रह। साल 2021 मेें निकहत 
जरीन को हैदराबाद के एसी गार््डड््स 
एरिया मेें स््थथित बैैंक ऑफ इंडिया 
के जोनल कार््ययालय मेें स्टाफ 
ऑफिसर नियुक्त किया गया था। 
निकहत जरीन को सितंबर 2024 
मेें तेलंगाना पुलिस मेें डीएसपी के 
रूप मेें नियुक्त किया गया।
निकहत जरीन के परिवार मेें 
कौन-कौन?-
निकहत जरीन के परिवार मेें उनसे 
बड़़ी दो बहनेें और एक छोटी बहन 

है। निकहत जरीन के पिता जमील 
अहमद खुद पूर््व फुटबॉलर और 
क्रिकेटर रह चुके हैैं। निकहत 
जरीन की कहानी प्रेरणादायक है, 
क््योोंक�ि उन््होोंन�े अपने परिवार और 
समाज की चुनौतियो ं का सामना 
करते हुए अपने सपनो ं को पूरा 
किया है। निकहत जरीन और 
मेरी कॉम के बीच विवाद 2019 मेें 
हुआ था। तब भारतीय मुक्के बाजी 
महासंघ (BFI) ने मेरी कॉम को 
ओलंपिक क्वालीफायर के लिए 
बिना ट््ररा यल के सीधे चयन करने 
का फैसला किया था। निकहत 
जरीन ने इस फैसले के खिलाफ 
आवाज उठाई थी और ट््ररा यल की 
मांग की थी। आखिरकार, ट््ररा यल 
हुआ और मेरी कॉम ने निकहत 
जरीन को 9-1 से हराया था।

असम मेें दसूरी शादी करने पर होगी 
10 साल तक की जेल

-विधानसभा से बिल पास, सीएम बोल- ये इस्लाम के खिलाफ नहीीं
गुहाटी । असम विधानसभा ने 
बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के 
लिए एक विधेयक गुरुवार (27 
नवंबर 2025) को पारित किया। 
इस कानून के तहत अगर कोई 
ऐसा करता है तो उसे अपराध माना 
जाएगा और कुछ अपवादो ं को 
छोड़कर इसके लिए अधिकतम 
10 वर््ष की कैद हो सकती है। साथ 
ही पीड़़ित को 1।40 लाख रुपये 
मुआवजा देने का भी प्रावधान है।
सीएम बोल- ये इस्लाम के 
खिलाफ नही-ं
विधेयक मेें अनुसूचित जनजाति 
(एसटी) श्रेणी के लोगो ं और छठी 
अनुसूची के अंतर््गत आने वाले 
क्षेत््रोों को कानून के दायरे से बाहर 
रखा गया है। असम बहुविवाह 
निषेध विधेयक, 2025 के पारित 
किए जाने के दौरान मुख्यमंत्री 
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह 
कानून धर््म से परे है और इस्लाम 
के खिलाफ नही ं है जैसा कि एक 
वर््ग इसे मान रहा है।” बहुविवाह के 
दोषी को कानून के अनुसार सात 
साल तक की जेल और जुर््ममाने 
की सजा हो सकती है। यदि कोई 
व्यक्ति अपनी मौजूदा शादी को 
छिपाकर दूसरी शादी करता है तो 
उसे 10 साल कारवास और जुर््ममाने 
की सजा हो सकती है।
‘हिंद भी बहुविवाह से मुक्त 
नही’ं-
उन््होोंन�े कहा, “हिंदू भी बहुविवाह 
से मुक्त नही ं हैैं। यह हमारी भी 

जिम्मेदारी है। इस विधेयक के 
दायरे मेें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और 
सभी अन्य समाजो ंके लोग आएंगे।” 
मुख्यमंत्री की ओर से सभी विपक्षी 
सदस््योों से अपने-अपने संशोधन 
वापस लेने का अनुरोध किया गया 
ताकि सदन मेें यह संदेश जाए कि 
महिलाओ ं को सशक्त बनाने के 
लिए विधेयक सर््वसम्मति से पारित 
हो गया है।
फिर सीएम बना तो असम मेें 
लागू होगा UCC-
हिमंत बिस्वा सरमा के अनुरोध के 
बावजूद ऑल इंडिया यूनाइटेड 
डेमोक्रेटि क फ्रं ट (एआईयूडीएफ) 
और मार्कक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 
(माकपा) ने अपने संशोधन सुझाव 
आगे बढ़़ाए, जिन्हहें ध्वनि मत से 
खारिज कर दिया गया। समान 
नागरिक संहिता (UCC) के बारे मेें 
बात करते हुए सीएम हिमंत बिस्वा 
सरमा ने कहा कि अगर वह अगले 

साल असम विधानसभा चुनावो ंके 
बाद फिर से मुख्यमंत्री बनते हैैं तो 
इसे असम मेें लागू किया जाएगा। 
उन््होोंन�े कहा, “मैैं सदन को आश्वस्त 
करता हूूं कि यदि मैैं मुख्यमंत्री 
के रूप मेें वापस आता हूूं तो नई 
सरकार के पहले सत्र मेें यूसीसी 
विधेयक पेश किया जाएगा और 
उसे लागू किया जाएगा।” उन््होोंन�े 
कहा कि बहुविवाह पर प्रतिबंध 
यूसीसी के कार््ययान्वयन की दिशा मेें 
एक कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा, 
“धोखाधड़़ी से किये जाने वाले 
विवाह के खिलाफ फरवरी के अंत 
तक सत्र के दौरान एक विधेयक 
लाया जाएगा, इसलिए हमने लव-
जिहाद के बारे मेें जो कुछ भी कहा 
है, हम उसे पूरा करेें गे।” उन््होोंन�े 
इस महीने की शुरुआत मेें कहा था 
कि सरकार लव जिहाद पर प्रतिबंध 
लगाएगी और इसके खिलाफ एक 
विधेयक पेश करेगी।

सुप्रीम कोर््ट ने डिजिटल-अरेस्ट मामलोों मेें CBI 
को फ्री-हैैंड््स जांच का दिया आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर््ट 
ने सोमवार को देशभर मेें 
डिजिटल-अरेस्ट स्कै म से 
जुड़़े मामलो ं की जांच के 
लिए सीबीआई को स्वतंत्र 
रूप से कार््रवाई करने का 
आदेश दिया। चीफ जस्टिस 
सूर््यकांत की अगुवाई वाली 
बेेंच ने स्पष्ट किया कि 
सीबीआई एफआईआर न 
होने पर भी उन खातो ं को फ्रीज 
कर सकती है जिनका इस्तेमाल 
साइबर अपराधो ं और फ्रॉड मेें 
किया गया हो। सुप्रीम कोर््ट ने 
कहा कि डिजिटल-अरेस्ट स्कै म 
देश की प्रमुख जांच एजेेंसी का 
तत्काल ध्यान खीचंता है, इसलिए 
सीबीआई को सबसे पहले इन 
मामलो ंकी जांच करने का निर्देश 
दिया गया है। जांच के दौरान 
बैैंक�िग क्षेत्र मेें शामिल बैैंकरो ं की 
भूमिका की स्वतंत्र जांच के लिए 
भी सीबीआई को पूर््ण स्वतंत्रता 
दी गई है। इसके अलावा, सुप्रीम 
कोर््ट ने भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) 
को मामले मेें जोड़़ा और उनसे 
यह जानकारी देने के लिए कहा 
कि कब एआई/एमएल आधारित 
सिस्टम का उपयोग संदिग्ध खातो ं

की पहचान और अपराध की राशि 
को तुरंत फ्रीज करने के लिए किया 
जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी 
नियम, 2021 के तहत काम करने 
वाले सभी इंटरमीडियरीज को 
सीबीआई को पूर््ण सहयोग देने का 
निर्देश भी दिया गया।
अभी तक जिन राज््योों ने सीबीआई 
को सामान्य सहमति नही ंदी है, उन्हहें 
आईटी एक्ट के तहत जांच के लिए 
सहमति देने का निर्देश दिया गया 
ताकि पूरे देश मेें व्यापक कार््रवाई 
सुनिश्चित की जा सके। सुप्रीम कोर््ट 
ने कहा कि अपराधो ंकी व्यापकता 
और उनके क्रॉस-बॉर््डर स्वरूप 
को देखते हुए, सीबीआई इंटरपोल 
से भी सहायता ले सकती है। 
सुप्रीम कोर््ट ने यह भी नोट किया 
कि टेलीकॉम सेवा प्रदाताओ ं की 
ओर से सिम कार््ड जारी करने 

मेें गंभीर लापरवाही हुई है, 
जिसमेें एक ही नाम पर कई 
सिम कार््ड भी शामिल हैैं। 
इसलिए दूरसंचार विभाग को 
उपायो ंका प्रस्ताव पेश करने 
का निर्देश दिया गया है ताकि 
सिम कार््ड के दुरुपयोग को 
रोका जा सके।
इसके अलावा, सभी 
राज््योों को निर्देश दिया 

गया कि वे जल्दी से जल्दी राज्य 
साइबरक्राइम सेेंटर स््थथापित करेें । 
सुप्रीम कोर््ट ने कहा कि ये आदेश 
फिलहाल केवल डिजिटल-अरेस्ट 
स्कै म से संबंधित हैैं और अन्य 
प्रकार के साइबर अपराधो ं की 
निगरानी के संबंध मेें निर््णय बाद मेें 
लिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल 
ऑफ इंडिया सुनिश्चित करेें गे कि 
गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग 
और वित्त मंत्रालय उचित रूप से 
प्रतिनिधित्व करेें  और उनकी राय 
कोर््ट के सामने रखी जाए। सुप्रीम 
कोर््ट ने यह भी कहा कि आईटी 
नियमो ंके तहत सभी राज््योों मेें दर््ज 
FIR या साइबर अपराध मामलो ंमेें 
शामिल मोबाइल डिवाइस का डेटा 
सुरक्षित रखा जाए।

सागर बंधु ऑपरेशन:
भारत ने श्रीलंका मेें बड़़े पैमाने पर 
चलाया बचाव और राहत अभियान

नई दिल्ली । श्रीलंका मेें चक्रवाती 
तूफान ‘दित्वाह’ की तबाही के 
बाद भारत ने बड़़े पैमाने पर राहत 
और बचाव अभियान शुरू किए 
हैैं। राष्ट् रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 
(NDRF) और भारतीय वायुसेना 
(IAF) लगातार श्रीलंका के कई 
इलाको ं मेें लोगो ं को बचाने, 
इलाज उपलब्ध कराने और राहत 
सामग्री पहुुंचाने मेें जुटे हुए हैैं। 
विदश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता 
रणधीर जायसवाल ने सोशल 
मीडिया प्लेटफॉर््म ‘एक्स’ पर कई 
अपडेट साझा करते हुए बताया 
कि ‘ऑपरेशन सागर बंधु’ के तहत 
NDRF ने श्रीलंका के कोचिकाडे, 
पुत्तलम और बदुल्ला मेें बचाव कार््य 
किए हैैं।
भारतीय वायुसेना के Mi-17 
हेलीकॉप्टरो ंने श्रीलंका के कोटमाले 
क्षेत्र से 34 लोगो ं को जिनमेें बच्चे 
भी शामिल थे। कोलंबो सुरक्षित 
पहुुंचाया। इसके अलावा, वायुसेना 
की टीमो ं ने प्रभावित इलाको ं मेें 
चिकित्सा सहायता और खाद्य 
सामग्री भी पहुुंचाई। इसी दौरान, 
सोमवार को भारतीय नौसेना का 
जहाज INS सुकन्या त््रििंकोमाली 

बंदरगाह पहुुंचा, जो अपने साथ 
बड़़ी मात्रा मेें राहत सामग्री लेकर 
आया था।
विदश मंत्री डाॅ. एस. जयशंकर ने 
जानकारी दी कि रविवार को भी 
एक भारतीय वायुसेना का विमान 
आपदा राहत सामग्री लेकर कोलंबो 
उतरा। भारतीय वायुसेना ने बताया 
कि ‘ऑपरेशन सागर बंधु’ के तहत 
IAF के C-17 विमान ने पुणे से 
NDRF की टीमो ं और उपकरणो ं
को श्रीलंका भेजा। भारत ने अब 
तक 21 टन राहत सामग्री, 80 से 
अधिक NDRF कर््ममियो ं और 8 
टन उपकरण श्रीलंका पहुुंचाए हैैं। 
भारत का यह तेज और समन्वित 
मानवीय सहायता एवं आपदा राहत 
(HADR) अभियान उसकी अपने 
पड़़ोसी देश के प्रति प्रतिबद्धता को 
दिखाता है। श्रीलंका मेें चक्रवात 
दित्वाह से स््थथिति बेहद गंभीर है। 
देश के ‘डेली मिरर’ अखबार के 
मुताबिक, कम से कम 334 लोगो ं
की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 
370 लोग अभी भी लापता हैैं। 
ऐसे मेें भारत की मदद वहां राहत 
और बचाव कार्ययों के लिए अत्यंत 
महत्वपूर््ण साबित हो रही है।

शेख हसीना को फांसी के बाद 21 साल जेल की भी सजा
-बांग्लादश कोर््ट ने जमीन घोटाले मेें माना दोषी
ढाका (एजेेंसी)। बांग्लादश मेें पूर््व 
प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 
एक और बड़़ा फैसला आया है। 
मानवता के खिलाफ अपराधो ं
के लिए मौत की सजा के बाद 
शेख हसीना को भ्रष्टाचार के तीन 
अलग-अलग मामलो ंमेें प्रत्येक मेें 
सात साल की सजा सुनाई गई है। 
कुल मिलाकर उन्हहें 21 साल जेल 
की मिली है। ढाका के स्पेशल जज 
कोर््ट- 5 ने गुरुवार, 27 नवंबर को 
यह फैसला सुनाया। शेख हसीना 
के बेटे सजीब वाजेद जॉय और 
बेटी साइमा वाजेद पुतुल को भी 
तीन मामलो ंमेें से एक मेें पांच-पांच 
साल जेल की सजा सुनाई गई है। 
एंटी करप््शन कमिशन (ACC) ने 
जमीनो ंके आवंटन से जुड़़े भ्रष्टाचार 
को लेकर शेख हसीना पर जनवरी 
मेें छह अलग-अलग मामले दर््ज 
किए थे। शेख हसीना के अलावा 

उनके बेटे साजिब वाजेद जॉय और 
बेटी साइमा वाजेद पुतुल भी इन 
मामलो ंमेें आरोपी थे और उन्हहें भी 
सजा मिली है। बांग्लादशी प्रमुख 
अखबार द डेली स्टार की रिपोर््ट 
के अनुसार, 20 अन्य आरोपियो ं
मेें से 19 को अलग-अलग जेल 
की सजा मिली, और एक को तीनो ं
मामलो ं मेें बरी कर दिया गया। 
इस हाई-प्रोफाइल फैसले से पहले 
ढाका मेें सेशन कोर््ट के एंट््ररी  गेट 

पर अतिरिक्त पुलिस चौकियो ं के 
साथ सुरक्षा कड़़ी कर दी गई थी, 
और व्यवस््थथा बनाए रखने के लिए 
बॉर््डर गार््ड बांग्लादश (बीजीबी) 
के जवानो ं को भी तैनात किया 
गया था। इससे पहले 17 नवंबर 
को शेख हसीना को बांग्लादश के 
अंतर््रराष्ट् रीय अपराध न्यायाधिकरण 
ने पूर््व गृह मंत्री असदुज्जमान खान 
कमाल के साथ मौत की सजा 
सुनाई थी।

मिर््जजापुर जिले का बदलेगा नाम?
लखनऊ । एक दिन पहले सीएम 
योगी ने गाजियाबाद मेें कुशीनगर 
जिले के फाजिलनगर का नाम 
बदलकर उसे पावानगरी करने 
की घोषणा की थी। अब मिर््जजापुर 
जिले का नाम बदलने को लेकर 
भी चर््चचाएं शुरू हो गई हैैं। कैबिनेट 
मंत्री नंदगोपाल नंदी के सामने 
मिर््जजापुर का नाम बदलने को लेकर 
प्रस्ताव भी रख दिया गया है। नगर 
पालिका अध्यक्ष ने मिर््जजापुर को 
विध्याचल धाम करने का प्रस्ताव 
रखा है, जिस पर सहमति भी बन 
गई है। मंत्री नंदी ने जिला प्रशासन 
से प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैैं।
अष्टभुजा निरीक्षण गृह के सभागार 
मेें जिला प्रशासनिक समन्वय 
समिति एवं कोर कमेटी की 
गुरुवार को बैठक हुई थी। मीटिग 
मेें प्रभारी मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता 
‘नन्दी’ भी मौजूद थे। मीटिग मेें 
पहुुंचे जनप्रतिनिधियो ं ने कई मुद््दोों 

को उठाया। राजगढ़ मेें अवैध 
मादक पदार््थ की बिक्री और 
बिजली विभाग के विजिलेेंस के 
एक दरोगा पर भाजपा कार््यकर््तता 
से अवैध वसूली करने का मुद्दा 
उठाया गया। प्रभारी मंत्री ने दोनो ं
मामलो ं मेें संबंधित अफसरो ं को 
कार््रवाई का निर्देश दिए। इसी 
दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्याम 
संुदर केशरी ने मिर््जजापुर का नाम 
बदलकर विन्ध्याचल धाम करने 
का प्रस्ताव समिति के माध्यम से 
शासन को भेजने की मांग की। 
मीटिग मेें मौजूद लोगो ंने मिर््जजापुर 
का नाम बदलने को लेकर सहमति 
भी जता दी। सबकी सहमित के 
बाद मंत्री नंदी ने जिला प्रशासन को 
प्रस्ताव भेजने के निर्देश जारी कर 
दिए। मंत्री के निर्देश के बाद से ही 
मिर््जजापुर का नाम बदलने की चर््चचाएं 
शुरू हो गई हैैं।

-कैबिनेट मंत्री नंदी के सामने रखा गया प्रस्ताव, नया नाम भी सुझाया
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